
! 

झारखण्ड सरकार 

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 

(चिकित्सा शिक्षा एवं शोध) 
. ॥ 

हे 

अधिसूचना... : 
| 
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राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, २००२ ७०२ 
ः ! 

आयुर्विक्ञान सं अधिनियम | 
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम २००२ की धारा ३१५ एवं इसके साथ पठित 

उपर्युक्त धारा की उप धारा १ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते [हुए झारखण्ड सरकार 

ज़िम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :- 

4. संक्षिप्त नाम तथा प्रारक्मण :- इन नियमों को राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान नियम, २००६ 

कहा जा सकेगा। ' क्‍ 

| 

२... परिभाषाएँ:- इन नियमों में जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित| न हो +- 

0... “अधिनियम”! का अर्थ है राजेन्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम,२००२ ; 

60). संस्थान” से अर्थ है राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, २००२ की धारा-३ 

के अन्तर्गत स्थापित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान ; क्‍ 

का). “निदेशक” से अर्थ है संस्थान का निदेशक ; | 

(७५. “सरकार” से अर्थ है झारखण्ड सरकार ; ! 

(७... “अध्यक्ष” से अर्थ है संस्थान का अध्यक्ष ; ह | 

(४) _ “पाध्यक्ष” से अर्थ है संस्थान का उपाध्यक्ष ; ! 

(श) “चारा” से अर्थ है अधिनियम की धारा ; 

(भा) शासी परिषद” से अर्थ है संस्थान का शासी परिषद्‌ ; ! 

[ 
७७०... “कार्यकारिणी समिति” से अर्थ है संस्थान की कार्यकारिणी |समिति ; 

|... 3.५8 - 
। छद्डछछ +) ० ॥१॥१ 

। .. 

फ््रिः | जा
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दो 

छोगा। द रद 

00. नियम से अर्थ है राज्य सरकार द्वार निर्मित नियम ; 

66 “वित्ियम” से अर्थ है संस्थान द्वारा निर्मित विनियम ; 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं शासी परिषद के भत्ते | -(१) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या शासी परिषद्‌ 

का कोई अन्य सदस्य किसी प्रकार के भत्ते या किसी अन्य पारिश्रमिक का झधिकारी नहीं » 

_ तथापि वह अधिनियम की धारा (३२) के अधीन निर्मित विनियमों के अधीन योग्य होने पर 

यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा । उप नियम (९) की कोई प्रावधान निदेशक 

आर 

पर लागू नहीं होगा । वह निदेशक के पद से सम्बद्ध वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर सकेगा । 

स्थायी समितियाँ | “८ ()अधिनियम कौ धार ६८) में किए गये उपबंधों एवं इस 

नियमावली मं लिये गए प्रावधानों के अधीन शासी परिषद निम्नलिखित स्थायी समितियों 

का गठन्‌ कर सकेगा 
| 

(0) वित्त ता लेखा समिति; 

6) शैक्षणिक संवर्ग के पदों के लिए चयन समिति; 

(0 शैक्षणिक संवर्ग के पदों से भिन वर्ग - ९ एवं समुह “ए” के पदों के रिए चतन 

समिति 
* 

(शे काल बी (8०20
०) समिति; 

(७) संपदा मिति; 

(२) (0 प्रत्येक स्थायी संभिति का एक सभापति एवं एक उपसभाषति होगा. जो 

निरपवादिक रुप से शासी परिषद का सदस्य होगा परल्तु शैंक्षणिक संवर्ग के पदों 

के लिए गठित स्थायी चयन समिति की स्थिति में शासी परिषद्‌ का उपाध्यक्ष, 

सामापति होगा; तथा सचिव, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार, उपसभापति 

होगा। 
' 

(0) संस्थान का निदेशक प्रत्येक स्थायी समिति का सदस्य एवं पदेन सचिव होगा ! 

(0 किसी भी स्थायीं समिति के सदस्यों की कुल संख्या सभापति सहित सात से 

“ अधिक नहीं होगी जिसमें न्यूनतम चार सदस्य शासी परिषद के सदस्यों में से 

होगें तथा शेष स्थायी समिति के कार्य क्षेत्र एवं विषय से सम्बंधित विशेषज्ञ होगें। 

सभापति को निर्णायक मत का अधिकार होगा 

(७) राज्य सरकार का वित आयुक्त / सचिव, वित्त विभाग अथवा अपर विंत 

आयुक्त वित्त एवं लेखा समिति का सदस्य होगा 

छएब्चु&ड 2 छा 3]



ग़ज्य सरकार के लोक निर्माण (मवन निर्माण) विभाग का एक ' असैनिक 

(सिविल) अभियंता जो मुख्य अभियंता से अन्युन पट का ने हो, संपदा समिति 

का सदस्य होगा। 

(भ) अधिनियम की धारा-$ 00) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वार शासी परिषद के 

लिए मनोनीत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि निरफवाट 

रुप से नियम 40) 0) एवं ॥॥) में उल्लिखित स्थायी चद्नन समिति के सदस्य 

होगें । 
| 

(3) शैक्षणिक संबर्ग के पदों क॑ लिए गठित स्थायी चयन समिति विनियमीं में निर्धारित ग्रेडिंग/ 

के ले आधारित पद्धति के आधार पर अपनी अनुशंसाएं देगा, परन्तु विनियमों का निर्माण 

होने तक शास्त्री परिषद द्वारा स्वीकृत ग्रेडिंग/ अंक आधारित पद्धति व्यवस्था लागू रहगी। 

होगें : 

(0) 

6) 

(पं) 

(५) 

(४) 

(५) 

(७) स्थायी वित्त समिति को निम्नलिखित मामले सौंपे जाएंगे जिन 

तदुपरांत उन पर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी ; यथा : 

() 

6) 
(पं) 

(४) 

(४) 

(४) 

(5? 

शैक्षणिक संवर्ग के पदों के लिए गठित स्थायी चयन समिति में तन + लिखित सात सदस्य 

शासी परिषद का उपाध्यक्ष (विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार) पदेन सभापति 

सचिव, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार, पदेन उपसभापति 

निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड सरकार या चिकित्सा शिक्षा के निर्देशक 

पद पर किसी के कार्यरत नहीं होने की स्थिति में अपर निदेशक, चिकित्सा 

शिक्षा, पदेन सदस्य. | 

संस्थान का निदेशक - पदेन सदस्य सचिव 

शासी परिषद में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 700) के अन्तर्गत 

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के मनोनीत प्रतिनिधि-सदस्य 

राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त दो वाहय विशेषज्ञ जिनका संस्थान से संबंध न हों, 

शासी परिषद द्वार अनुमोदित चिकित्सा दन्त चिकित्सा ष्‌्वं नर्सिंग विशेषज्ञों के 

पैनल से अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएँगें। चयन समिति के दोनों मनोनित 

वाहय विशेषज्ञ उंस क्षेत्र एवं विषय के विशेषज्ञ होंगे. जिसके लिए रिक्ति होगी। 

-- दो सदस्य 
४५

५ 

  

। 
०5 

| वह विचार करगा 

  

संस्थान का वार्षिक लेखा आय एवं व्ययों को दर्शाते हुए इनके अंकेक्षण 

प्रतिवेदन के साथ ;-- 

संस्थान का बजट प्राक्कलन - अनुमानित आय एवं व्यय को दशतें हुए 

नये पदों के सृजन एवं उनके वेतनमान से संबंधित सभी प्रस्ताव | 

संस्थान से संबंधित वित्तीय मामले । ह ! 

एक करोड रूपये या उससे अधिक के संविदा कौ स से संबंधित सभी 

मामले 
5 बा है | 

सेवाओं को वाहय स्रोत से कराने से संबंधित सभी गला प 
री 

फीस तथा शुल्कों के आरोपण से संबंधित सभी सामत्डे 

कर्ज 
| न्श्िध८ 3 ० /[77 

। 

| 
| 

॥ 

।



न्‍ 
(5) , अधिनियम की धारा - 6 के खण्ड 0) से 000 में निर्दिष्ट विषयों पर विचार करने हत 

शैक्षणिक / का गठ समिति का गठन किया जाएगा। ै 

(6) . संपदा समिति| का गठन संस्थान के रिहाइसी आवासों के आवंटन एवं भवनों में दृद्धि एवं 

' सम्परिवर्तन तथा रख रखात एवं उपयोग से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने हेतु किया 

-_ जाएगा। 

(3) स्थायी समिति के सभापति तथा उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा निर्धारित स्थान एवं 

समय पर प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक बुलाई जा सकेगी । 

8) स्थायी समिति की बैठक हेतु कोरम चार होगा, लेकिन नियम 4 0) 0 में वर्णित स्थायी चयन 

समिति की स्थिति में स्थायी समिति की बैठक तबतक नहीं होगी जबतक नियम 4 (3) (श) में 

उल्लिरित विशेषज्ञ तथा नियम 4 (2) (४) में उल्लिखितं "अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों 

कं प्रतिनिधि भी उपस्थित न हों । इसी प्रकार नियम 4 () 0) में वर्णित स्थायी चयन समिति 

की स्थिति में स्थायी संमिति की बैठक तबतक नहीं होगी जबंतक नियम 4 (2) () में 

उल्लिखित कम से कम एक विशेषज्ञ तथा नियम 4 (2) (४) में वर्णित अनुसूचित जातियों एवं 

अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि उपस्थित न हों । 

(9) जबतक अन्यर्थी प्रावधान न किया. गया हो पैनल में शामिल विशेषज्ञों सहित स्थायी समिति 

के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा तथा निवर्त्तमान सदस्य <शासी परिषद द्वारा 

पुनर्मनोनयन के पात्र होगें [ . 

((0)किसी स्थायी प्लमिति में आकस्मिक रिक्ति को अध्यक्ष द्वारा मनोनयन द्वारा भरा जायेगा। 

(५५) सभी स्थायी पर परामशदात्‌ समितियों होगीं 

  

5. तदर्थ समितियों | - () शासी परिषद अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानानुल्ार विशिष्ठ 

उद्देश्यों के किए विचारार्थ विषयों एवं कार्यकाल के निर्धारण के साथ तदर्थ समितियों का 

गठन कर सकेगी । थे 

(2) तदर्थ समितियों के सदस्यों“का कार्यकाल उन विशिष्ट कार्यों के पूर्ण हो जाने पर स्वत: 

समाप्त हो्‌ जायेगा , जिनके लिए समितियों की स्थापना की गई हो बनवा मे 

(3) तदर्थ समिति में किसी आकस्मिक रिक्ति को संस्थान के अध्यक्ष द्वारा मनोनयन के द्वारा 

मस जायेगा । ह मम कि 

७) किसी भी तदर्थ समिति के संदस्यों की कुल संख्या पांचें से अधिक हीं होगी । 

(8) तदर्थ सर्मिति की बैठक का कोरम दो होगा 
ेु 

(७6) शासी परिषद एक करोड रूपये से कम के कय हेतु कय समिति का गठन कर सकेगा! 

वित्त न , झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि तथा संस्थान के आंतरिक वित्ताय 

सलाहकार| निस्पवादिक रुप से कय समिति के सदस्य होगें । 

  

6. स्थायी समितियों तथा तदर्थ समितियों के सदस्यों के भत्ते । - (॥ स्थायी खा 

तदर्थ ते + के सदस्य केवल यात्रा एवं देनिक भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी होगे जा 

अधिनियम आरा (३२) के अधीन तर्सित विनियमतन कहे आध्तीज लि्शफित व्ही गई च्छोप 

छसडठ8 < रण |
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| 
+ 

। 
। 
॥ 

. अध्यक्ष तथा अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य ।- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का 

उपयोग एवं कार्यो का निष्पादन कर सकेगें जैसा कि अधिनियम, इन नियमों एवं विनियमों म॑ 

बिनिर्दिष्ट हो 

6 

3 | 

पदों का सुजन ।- (7) शासी परिषद पदों का सृजन कर सकेगी , वशर्ते उनके लिए बजट 

, 

में विशिष्ट प्रावधान किया गया हो एवं जो सरकार के अधीन समरुप पदों के वेतनमान के 

वेतनमानों अन॒रुप प्रिषट उत्हे 

अनुरुष हो या सरकार द्वाग अनुमोदित विभिन्‍न वैते के आतुरुष हो परिट ४ 

3 
क् 

बे 

विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकृत तथा पदनाम को निर्दिष्ट कर सकती है , परन्‍तु इससे यदि वेतन मे 

वृद्धि होती है तो राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी । | रे 

(9) पदों के सृजन में भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्‍्त चिकित्सा परिषद तथा इसी 

प्रकार के अन्य संवैधानिक परिषदों द्वारा निर्धारित मापदण्डों को, जहाँ कही भी लागू हीं, 

ध्यान में रखा जायेगा । 
ै 

। 

|: संस्थान के निदेशक की नियक्ति ।- 0) संस्थान के निदेशक पद के लिए च्युनत+ शैक्षणिक 

सपबता एव शैकणिक अनुभव वही होगें जो किसे न संस्थान के निदेशक के लिए 

आरतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित है । गैर--चिकित्सकीय कार्मिक निदेशक के पद पर 

नियुक्त नहीं किये जा सकेगें । | 
े 

(0) निदेशक का पद प्रोन्नति का पद नहीं होगा | नह पद विज्ञापन द्वार भरा जाता ! 

(0 निदेशक के पद पर नियुक्ति शासी परिषद द्वार राज्य सरकाए से पूर्वाइमोदन 
म श 

की जायेंगी । शासी पर्खिद निदेशक की नियुक्ति तीन वर्षो के लिए करेगी । यदि कम 

का कार्य एवं आचरण पूर्ण रुप से शासी परिषद की नजर में सन्तोषजनक हों तो शा 

परिषद उनके कार्यकाल की राज्य सा के पूर्वानुमोदन प्राप्त कर दो वर्ष और बढा सकती 

है बशर्ते उसकी उम्र ५० 
वर्ष से अधिक न हो । । कप लि 

(५) राज्य सरकार संस्थान “के पहले निर्देशंक को एक वर्ष अथवा |शासी किक जि न 

9 09) क्रे अधीन किंसी निदेशक की नियुक्ति करने तक, भी पहले हों, वियुक्ति की 

सकती हे 

। की कारण से 

(७ निदेशक के अवकाश पर जाने, त्यागपत्र देने, सेवानिवृत होने| या न अन्य क कप " बे 

पद रिक्‍त होने कौ स्थिति में नये निदेशक की नियुक्ति होने [तर्क [| का अध्यक 

निदेशक के कार्यों की देखभाल के- लिए. वरीष्ठतम प्रध्यापक की छः महीनों से अनर्विक 

अवधि के लिए नियुक्ति कर संकेत है । पुनः यदि ऐसी नियुवित की अवधि छः: महीने 

अधिक होती है, तो ऐसी नियुक्ति हेतु राज्य सरकार का पूर्वानुमोरिन प्राप्त कला आवश्यद 

होगा। 

न हर 

(ण) इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी बात को होते हुए साल को उसक
ी दृष्टि मे का न 

करना लोकहित में हो, संस्थान के निदेशक को उसके कार्यकाल 
के पूर्व कम से कम ती 

महीनें पहले लिखित सूचना अथवा इसके बदले तीन महीनें का वेतन एवं भ्त देकर, हट 

का अधिकार छोर 7 

! 

कट 
। क्त्ड 

। 
| 

 



। 

निदेशक को । भी संस्थान को कम से कम तीन महीने की सूचना देकर किसी भी समय 

 स्वयम कार्यकाल से पूर्व पद छोडने का अधिकार होगा 

40. निदेशक की शक्तियाँ एवं कार्य । - (0) निदेशक एक राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष की 

: प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा । 

- (2) निदेशक एसी अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसा कि 

_ अधिनियम की धारा ३२ के अधीन निर्मित विनियमन में विहित हो एवं जैसा उन्‍हें शासी 

परिषद द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित किया गया हो । * 

(3) उसे प्रशासनिक पक्ष के पदाधिकारियों को अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को, एसी 

सीमाओं के पा जो शासी परिषद के द्वार उस पर अधिरोपित हो, प्रत्यायोजित करने की 

शक्ति होगी॥ 
' 

(५) निदेशक वार्षिक प्रतिवेदन तथा संस्थान का अंकेक्षित लेखा शासी परिषद के समक्ष रखेगा 

तथा शासी परिषद के अनुमोदनोपरान्त उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा । 

(5) संस्थान का निदेशक वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आय व्ययक प्रस्ताव पुनरीक्षित प्राक्कलन 

को सम्मिलित करते हुए तथा आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कल्न को सूत्रबद्ध करगा। 

(6) किसी योजना (स्कीम) के लिए बजट प्राक्कलन में कोई उपबंध शामिल नहीं किया जायेगा 

जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित या अनुशंसित न हो । 

(0) निदेशक -को अपने कार्यों के निष्पादन. में, ऐसी सीमा के अधीन जो शासी परिषद द्वारा उस 

प्र अधिरोपिंत हो, संस्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसके कार्यकलापा के संचालन 

अथवा परामर्श हेतु व्यवसायिकों (प्रोफेशनल्स) की अंशकालिक सेवाएं प्राप्त करने की 

शक्ति होगी।। पा 

  

44.पदों पर नियुक्ति । - (7 0) शैक्षणिक संवर्ग के सभी पदों पर नियुक्ति, खुले विज्ञापन तवा 

शैक्षणिक संवर्ग के पदों हेतु स्थायी चयन समिति द्वार की गई अनुशंसाओं के आधाए 

शासी परिषद ; द्वारा की जायेगी । ऐसी सभी नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर भी विशेष सवा 

__शर्त निर्धाएण कर की जा सकेगी । 

6) शैक्षणिक संवर्ग के सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव वही होगा जजों 

भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दनन्‍्त परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषर्द अथवा ऐसी किसी 

अन्य वैधानिक परिषट, जैसा लागू हो, के,हरा निर्धारित किया गया हो। 
  

| रा ह संवर्ग के पदों ऐसे पद जिन्हे 

स्पष्टीकरण: -| इन नियर्मी में शैक्षणिक संवर्ग के पदों से तात्पर्य है :- ऐसे पद जिन्हें समव॒ल 

/प्रासंगिक वैधानिक पर्िद हार अपेक्षित अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए शासी 

- चरिषद द्वारा शैक्षणिक संवर्ग का पद घोषित किंयां हो । 

(20) शासी पखिद ऐसे सरकारी सेवकों को भी नियुक्त कर सकेगी जिन्होंने संस्थान द्वार दिये 

' जये खुले विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन किया हो तथा नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर 

स्थान में समायोजित होने केलिए तैयार हों 
छटठठ2 65 रा ॥ " 
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जननव्दाध + 

(3) शासी परिषद द्वारा अधिनियम की थारा 44 की) के प्रावधान के (अनुसार आंतरिक वित्तीय 

सलाहकार की नियुक्ति की जायेगी । इस प्रकार नियुक्त किसे गये आंतरिक वित्तीय 

सलाहकार का कार्यकाल तीन वर्षों का हंगा। ! 

(4)उप निर्देशक (प्रशासन) के पद पर नियक्ति, शासी परिषद द्वारा खुले विज्ञापन के महल 

सेम्वर्ग- १ एवं समूह 'ए' के पदों के लिए स्थायी चयन समिति की अनशंसाओं के 

आधार पर उन योग्य उम्मीदवार्रो में से की जायेगी जो २०० शायूया वाले अस्पताल के 

प्रबंधन के पांच वर्षो के अनुभव के साथ अस्पताल प्रशासन / अधिताड प्रबंधन में डिप्कामा 

“या: डिग्रीधारी हों। ऐसे उम्मीदवार के उपलबंध न हो पाने की स्थिति में शासी परिषद. राज्य 

सरकार. द्वार सम्यक रुप सें अनशंसित पैनल से भारतीय प्राशासनिक संवी के किसी 

अधिकारी अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के ऐसे पदाधिकारी जो| अपर जिला दण्डाधिकारी 

(मजिस्ट्रेट) से अन्यून स्तर का न हो, कम से कम तीन वर्षो के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार 

पर-नियुक्त कर सकती है। 

6) एक लेखा पदाधिकारी हगी जिसकी नियुक्ति शासी परिषद दाग की जायेगी । 

(6) जबतक अन्यथा उपवर्धित न हो, किसी पद पर सभी नियुक्र्तियों वर्ग- ९ एवं ए 

कोटि का पद समूह के लिए गठित स्थायी चयन समिति अथवा इस च्रयोजनार्थ गठित तद: 

समिति की अनुशंसाओं के आधार प खुले विज्ञापन छारा की [जायेगी । ऐसी तियुक्तिया 

विशिष्ट, शर्ती एवं परिस्थितियों पर संविदा के आधार पर भी की| जा सकेगी 

(7) संस्थान का एक निगरानी पदाधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति झारखण्ड सरकाः के निगरानी 

विभाग से परामर्श कर शासी परिषद द्वार की जायेगी । 

| कक 

२० कर्मचारियों का पूर्णकालीक संदर्क होना ।- जबंतक किसी मामले में स्पष्ट रूप से न्यथा 

उपबंधित न हो संस्थान की कर्मचारी पूर्णकालीक रुप से संस्थान के नियंत्रण में है। 7 था 

अतिरिक्त पास्त्रिमिक का दावा किये बिना समुचित प्राधिकारी द्वार अपेक्षा किय हा पर 

किसी भी रीति से उसे नियोजित किया जा सकेगा । । 
। 
। 

| 

43- आचार, अनुशासन
 और, शास्तियोँ । ८ (7 राज्य सरकार के सेवकों पर लागू होते वीर 

आचरण नियमावली तथा सवा संहिता आवश्यक पखिवर्त्तन के साथ संस्थान के कमर 

यर तबतक लागू होगी जबतक कि अधिनियम की थारा (३२) के प्रावधानों के अनुस 

. संस्थान स्वयं अपनी संवा अनुशासन -एवं आचार संबंधी विनियमों को तैयार नहीं कर लेती 

(2) संस्थान (नियमावली की अधिसूचना वर्ष के अन्दर अधिनियम +? धारा (३२) 

उपबंधों के अनुसार स्वयं अपनी सेवा, अनुशासन एज आचार ज्विनियमावली बनायंगा। 

(3) शासी परिषद नियमावली की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर नियुक्ति पर्दारिक 

अधिरोषित हो सकने योग्य शास्तियों के लिए. अनुशासन पदाधिकारी तथा संस्थान के विश 

च॒दों के लिए अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित करेगा 

७) संस्थान में प्रतिनियुकत सरकारी सेवकों के किसी मामले को 

आयोग से किसी प्रकार का परामर्श आवश्यक नहीं होगा। 

प्-- 

छोडकर झारखण्ड लाके 

छश्वठछ8छ 7 ८ 
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44. संवा-निवृत्ति ॥- संस्थान के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र शैक्षणिक संवर्ग के पदों 

की दशा में| ६० वर्षों को तथा गैर शैक्षणिक पदों की स्थिति में ५८ वर्षो की होगी । 

् 

45.सवा की अन्य शर्त | - .४ , जबं॑ तक अन्यथा उपबंधित न हा, राज्य सरकार क 

पर लागू स्र्वा की सामान्य शर्ते, वेतन, यात्रा एवं टैनिक भत्ता सहित भत्त ख़ुटटी वेतन 

योगदान का समय विदेश संवा संबंधी शर्तों के संबंध म सरकारी नियम तथा राज्य सरकार 

द्वारा समय [समय पर निर्गत आदेश और विनिश्चय अत्यावश्यक परिवर्त्तनन के साथ संस्थान 

प्रधिनियम की थारा (३5 कक 

व्ठे कर्मचारियों पर तब तक लाग रहेंगे जबतक इस संबंध मे 3 

उपबंधों के अनुसार, संस्थान स्वय अपनी विनियमावली तैयार नहीं कर लता 

(2) संस्थान नियमावली की अधिसूचना के दो वर्षों के अन्दर सवा की सामान्य शत, वतन 

यात्रा एवं देनिक भत्त साहत छुटटी वेतन इत्यार्दि से संबंधित अपनी विनियमावली बनाएगाः 

(3) संस्थान के. सभी पद गैर-व्यवसाथिक (नन-प्रैक्टिसिंग) होंगे । 

सबकों 

46 पदों का वेतनमान | « जल सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर शासी परिषद द्वारा 

संस्थान ही पदों के वेतन एवं भर्त्ता का निर्धारण किया जाएगा । 

प्स्न्तु अधिनियम के लागू होने के समय विद्यमान / लागू वेतनमान त॑ः तक लागू 

अधीन किए गए प्रावधानां 5 अनुसार काइ 

रहेगा जबतक शासी परिषद इस नियम के 

प्रिदर्त्तन नहीं करती है | 

47. नियुक्ति हैतु अहत्ताएं जबतक अन्यथा उपबंधित न हैं गैर शैक्षणिक पर्दों कालूए 

: उद्र, अनुभव एवं अन्य अहर्त्ताओं को शामिल करते हुए भर्ती नियमावली, देश के समान 

प्रकृति की अन्य चिकित्सीय शिक्षण संस्थाओं में ऐसे पदों के लिए निर्धारित की गयी 

योग्यता एवं अनुभव को ध्यान मे रखते हुए शासी परिषद के अनुमोदन से बनायी जाएगा 

सुरन्त उस| समय -तक जब..तैंक इस नियम के अनुसार, शासी परिषद भर्ती नियमावली का 

अनमादन नहीं करती है . अधिनियम ह लागू होने के समय विद्यमान पढ़ा ह लिए राज्य 

सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव लागू रहेंगे 

७ 

ग्वं 
शासी बरिषद दशा की समान प्रकृति के समरुष चिकि 

48. शुल्क न प्रभार । -: (४) 

त्सा शिक्षण संस्थाओं द्वारा उदगृहित शुल्कों को ध्यान मे रखते हुए ऐसा शुल्क एवं ब्रमाः 

'नर्घारित क़र सकेगी जो संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करन की दृष्टि से आवश्यक हैं! ' 

अध्यधीन शासी परिषद स्तातक एव् 

(2) राज्य |अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश 
े 

.. . आवक: पाठ्यकमों में अध्ययन
 के लिए .नामांकन हँतु चयनित उम्मीदवारों द्वारा 5 

78528 8 ० र्ग 

शुल्क निर्धारित करेंगी | 

| 
| 
॥ 

| 

|



न 

परन्तु इस अधिनियम के प्रवर्तन के समय जो शुल्क निर्धारित था| वह देय होगा जब तक 

स्थान द्वारा इस उपनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उसमें किसी प्रकाए का परिवर्तन नहीं किया 

जातावग ह | 

(3) इन्टर्न्स, स्नातकोत्तर छात्रों, एवं हाउसमैन को भुगतेय वृत्तिका (स्टाइपेंड) में दर का 

निर्धारण शासी परिषद द्वारा सदृश चिकित्सा-शिक्षण संस्थाओं में लागू / प्रचलित वृत्तिका 

की दर को ध्यान में रखते हुए एवं इस संबंध में राज्य सरकार | द्वारा निर्गत अनुदेशों के 

अध्ययधीन किया जाएगा। । 

परन्तु इन्टर्न्स; स्नातकोत्तर छात्रों तथा हाउसमैन की दृत्तिका का भुगतान अधिनियम के 

प्रवर्तन के समय प्रचलित दर से उस समय तक किया जा सकेगा जबतक कि शासी परिषद 

: द्वारा इस उपनियिम के प्रावधानों के अनुसार कोई परिवर्त्तन नहीं किया- जाता ॥ 

॥89. 

20. 

24. 

समावेशन / समायोजन । - इस अधिनियम के प्रवर्तन के समय संस्थान में पदस्थापित 

सरकारी सेवकों को अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि से संस्थान में समायोजित होने हेतु 

विकल्प प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष का समय दिया जाएगा। वैसे सरकारी सेवक जो निर्धारित 

समय-सीमा के भीतर समायोजन हेतु विकल्प नहीं देगें उन्हें राज्य सरकार द्वारा राज्य में 

अन्यत्र पदस्थापित करने हेतु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार का 

वापस कर दिया जाएगा। ! 

द 
॥ 

बजट प्राक्कलन !- अनुमानित आय एवं व्यय को दिखाते हुए संस्थान का वार्षिक बजट 

दो भागों में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाएगा तथा तीन प्रतियों में 

अक्छूबर से पूर्व प्रत्येक वर्ष उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, यथा: 

भाग -- । - गैर योजना .व्यय से संबंधित । 

भाग -- ॥ - योजना व्यय से संबंधित रे े 

2. संस्थान का निदेशक एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें राज्य स॒स्कार द्वारा ब्रातत अनुदानों 

एवं अन्य खोतों से प्राप्त धने को दर्शाया जाएगा । यहैं रजिस्टर विशिष्ट मर्दों / शीर्षा या 

विशिष्ट उद्देश्यों पर किये जाने वाले व्यय हेतु आवंटित सभी धरना राशि का उल्लेख करेगा 

| 
8 | 

( 
है 0

 
बन 

| 

निधि / कोष में निक्षेप एवं उससे निकासी ।- () कीष / निधि में जमा सभी धनराशि- 

को रांची के भारतीय स्टेंट बैंक अथवा राष्ट्रीककृत बैंक की किसी शाखा में जमा किया 

जाएगा 
ह । 

() कोष / निधि का संचालन निदेशक द्वारा किया जाएगा तथा निधि से निकासी संयुक्त 

रुप से निदेशक या निदेशक द्वारा यथोचित रुप से प्राधिकृत किसी पदाधिकारी एवं संस्थान के 

लेखा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरितं चेक द्वार कौ “जाएगी [ ै 

() सभी भुगतेय विपत्रों की पूर्व जांच संस्थान के लेखा पदाधिकारी | द्वार की जाएगी । 

के 
! 

| ' एठठ2०9 ०7 

».. 
4... $



|; 

| 

22. वार्षिक लेखा विवरंणी ।- संतुलन-पत्र सहित संस्थान की वार्षिक लेखा विवरणी सरकाः 

द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र के अनुरुप होगी। ३१ मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय 

वर्ष की विद्वरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रत्येक वर्ष ३० दिसम्बर से पूर्व सरकार द्वार 

समय-समग्न पर वांछित अतिरिक्त प्रतियों में सरकार को प्रस्तुत की जाएगी- 

। 

- 0.23. वार्षिक प्रतिवेदन | - अधिनियम की धारा- २३ में निर्दिष्ट वार्षिक प्रतिवेदन ३१ मार्च का 

समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित होगा तथा प्रत्येक वर्ष इसे सन द्वार 

“समय-समझ पर वांछित अतिरिक्त पतियों में आगामी ३० जून से पूर्व सरकार को प्रस्तुत 

किया जाएगा प्‌ 
| 
। 

* 

24. प्रत्यर्पण /विवरणी । “संस्थान सरकार को आवश्यकतानुसार विवरणी तथा सूचना सरकार 

द्वारा वांछित तरीकों एवं प्रपत्रों में उपलब्ध कराएगा। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

| 
हक ८ 

। 
. 

चिकित्सा शिक्षा एवं शोध 

झारखण्ड सरकार
 

" 
' रांची - : 

| पा 
बंदी चिंमा ।2- 8 [०० 

ज्ञाप संख्या-१ (स्था १--३०/ २००१(खण्ड) ६]5.(.० रा /स्वा० ,रांची (दिनांक ...- [2 ह 

प्रतिलिपि: अधीक्षक, मरकारी मुद्रणालय, गांची को सरकारी राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ 

प्रेषित [| इसकी [२००(दो सौ) मुद्रित प्रतियां विभाग को शीत्र भेजी जाय ५७९७५
 

ठ 
| 

| 

| 
हु 

सरकार के सचिव 

| 
है ५ 

! 

रांची टिनांक 
दर्द 

जाप संख्या-९ / स्था २१-३०/ २० ०९(खण्ड) .....:** 5। 8! 
2../ स्वा० रांची , ... 2-50 2- 

प्रतिलिपि: मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / राज्य मंत्री ( म्वतत्रे प्रभार ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 

के आप्त सचिव / मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / सचिव, वित्त विभाग / रअचिव, विधि लिधाग 

#सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्वात विभाग दसचिव, कार्मिक विभाग / सचिव, भवन निर्माण एल 

आवास विभाग / सचिव , लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सचिव, उर्जा विभाग / सहालेखकार, बिहार 

एवं झारखण्ड, पटना / रांची को मूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई डेतु प्रेषित । ५088 

। 

सरकार के सींचव 

ही | 
। 
| 
। 
| 

| 

| 

छूछठ० ।० 0 

| 
। 
|
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! 
4 
। 
। 

| 
। 

|] नी हिनॉक [9%) 6८ 
ज्ञाप मख्या-? /सथा १-३०/ २००१(खण्ड) ........ £0७ (2. ./म्वा० रांची (दिनांक | 2) 

। 

| 3) सूचनार्थ | -े. 
प्रतिलिपि: सचिव, झाग्खण्ड विधान मभा को सूचनार्थ प्रेपित। ५5 

| सरकार के सचिव 
ह | 

* दिनांक [ 9 5ढ)] ७7 
)) रांची 

०००००३०००००४|* (0 ००० 

ज्ञाप मंख्या-१ /सथा १-३०/२००१(खण्ड) ..... कि 8.62...../ स्वा० यों " कि दा 

प्रतिलिपि: ग़जेन्द्र आयुर्विजान संस्थान, रांची के ,शासी परिषद्‌ के सभी सदस्यों / राज्य के सता 
प्रतिलिपि: गजेन्द्र आयु ह (ाधिकारी , रांची को सूचनार्थ एव 

चिकित्सा महाविद्यालयों / अम्पतालों के अधीक्षक / कीपागार पटा का , रु 

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । । ््् ठ्‌ः 
7... 

| #“<+ 

| सरकार के सचिव 

| , 
६ दिनांक 2. रु) 02 

ज्ञाप संख्या-१/स्था १-३०/२००१(खण्ड) .......ह. 5 (0 ..../स्वा० ,रांची ,दिनांक [9.4 

ं ' दय / सचिव, मेडिकल 

प्रतिलिपि: सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली 

कॉन्सिल ऑफ इंडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित | "०9६ 

। +टा 

| सरकार के सचिव 
| 

| 

न्‍ 
। 

| 

० 
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